भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1536
सोमवार, 24 दिसम्‍बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)
सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता
1536. श्री सी॰ एम॰ रमेशः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों के रखरखाव तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत के लिए देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा दी गई धनराशि का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित तरीके से उपयोग किया गया है या यह धनराशि अप्रयुक्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, उनकी मरम्मत तथा उनको बनाने में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय की निगरानी के लिए सरकार ने क्या तरीका अपनाया है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख): यह मंत्रालय मुख्‍य रूप से राष्‍ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्‍तरदायी है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, तुलनात्‍मक प्राथमिकता, यातायात सघनता और निधियों की उपलब्‍धता के अनुसार राष्‍ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्‍य स्थिति में बनाए रखने के लिए राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं। 

राष्‍ट्रीय राजमार्ग के कार्य विभिन्‍न क्रियान्‍वयन एजेंसियों जैसे, राज्‍य सरकार/संघ क्षेत्र (यूटी), भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्‍ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और सीमा सड़क संगठन(बीआरओ), इत्‍यादि के माध्‍यम से क्रियान्वित किए जाते हैं।   

तथापि, राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कार्य शुरु करने के लिए कोई केन्‍द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। मंत्रालय राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण एवं मरम्‍मत (एम एंड आर) हेतु राज्‍य सरकारों/संघ क्षेत्रों सहित विभिन्‍न क्रियान्‍वयन एजेंसियों को निधियां आवंटित करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रारा के विकास और एम एंड आर हेतु आवंटित निधियों और किए गए व्‍यय का राज्‍य/संघ क्षेत्र वार/एजेंसी वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-1 और अनुलग्‍नक-2 में दिया गया है।
(ग): राष्‍ट्रीय राजमार्गों के कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों और मानकों का सम्‍यक अनुपालन करते हुए निष्‍पादित किए जाते हैं। संबंधित क्रियान्‍वयन एजेंसियां और नियुक्‍त परामर्शदाता (यदि कोई) प्रयुक्‍त सामग्रियों और साथ-साथ संकर्मों की निर्धारित गुणवत्‍ता नियंत्रण और गुणवत्‍ता आश्‍वासन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्‍चित करने के लिए जिम्‍मेदार होते है।  मंत्रालय और विभिन्‍न क्रियान्‍वयन एजेंसियों (अर्थात् एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ, राज्‍य सरकार/संघ क्षेत्र, इत्‍यादि) के अधिकारी ऐसे अनुबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर संकर्मों का निरीक्षण करते हैं। ऐसी जॉंचों /निरीक्षणों के दौरान, पायी गयी कमियों, यदि कोई, को सुधारात्‍मक कार्रवाई हेतु रियायग्राहियों/संविदाकारों के ध्‍यान में लाया जाता है। किसी चूक के मामले में, समझौता के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 

परियोजना निर्माण कार्य निर्बाध निष्‍पादित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों/रियायतग्राहियों/संविदाकारों के साथ मंत्रालय द्वारा मुख्‍यालय में परियोजना डेवलपर्स, राज्‍य सरकार और संविदाकारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के शीघ्र समापन हेतु विभिन्‍न कदम उठाए गए हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहणों एवं पर्यावरण मंजूरियों को सुव्‍यवस्थित करना, इक्विटी निवेशकों के लिए एक्जिट, प्रीमियम पुर्निर्धारण, अन्‍य मंत्रालयों के साथ निकट समन्‍वयन, विवाद निपटान तंत्र की पुनर्संरचना, विभिन्‍न स्‍तरों पर अक्‍सर समीक्षाएं इत्‍यादि शामिल हैं। 

इसके अलावा, राजमार्ग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई अन्‍य पहलें की गयीं हैं, जिनमें सत्‍यनिष्‍ठा संधि का अंगीकरण, चालू रारा परियोजनाओं की स्‍वतंत्र गुणवत्‍ता संपरीक्षा आयोजित करने के लिए तृतीय पक्ष स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रालय/एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल/ बीआरओ/राज्य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों आदि के पर्यवेक्षण सलाहकार/स्वतंत्र परामर्शदाता/प्राधिकारी अभियंता/ अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से सड़क की गुणवत्ता की निगरानी के अतिरिक्‍त विभिन्न परियोजनाओं की गुणवत्ता लेखा परीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के परियोजना मॉनिटर (एनएलपीएम) रखना शामिल है।
अनुलग्‍नक – 1
 सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में श्री सी॰ एम॰ रमेश द्वारा पूछे गए दिनांक 24.12.2018 के राज्‍यसभा लिखित प्रश्‍न संख्‍या 1536 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
पिछले तीन वर्षों के दौरान रारा के विकास के लिए आवंटित धन और किए गए व्यय का विवरण
राशि  करोड़ रुपये में 

	क्रम सं.
	राज्य/संघ क्षेत्र/योजनाओं/ एजेंसी 
 
	2015-16
	201 6 -17
	2017-18

	
	
	आवंटन
	व्‍यय
	आवंटन
	व्‍यय
	आवंटन
	व्‍यय

	1
	आंध्र प्रदेश
	1,039.42
	1,000.43
	2,010.31
	2,014.50
	1,781.18
	1,780.70

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	2.40
	1.83
	100.00
	90.66
	62.05
	62.05

	3
	असम
	78.79
	78.09
	177.44
	137.80
	308.05
	307.75

	4
	बिहार
	706.92
	707.86
	1,362.64
	1,331.61
	1,689.90
	1,523.88

	5
	छत्तीसगढ़
	359.94
	339.80
	1,553.30
	1,495.68
	1,107.93
	1,071.58

	6
	गोवा
	120.00
	119.98
	400.00
	434.51
	527.48
	527.48

	7
	गुजरात
	228.60
	225.77
	251.87
	213.41
	166.08
	163.29

	8
	हरियाणा
	90.00
	89.85
	150.00
	161.27
	105.17
	105.17

	9
	हिमाचल प्रदेश
	140.00
	139.96
	210.95
	182.14
	307.14
	305.69

	10
	जम्मू-कश्मीर
	25.00
	22.86
	40.06
	23.16
	35.44
	35.44

	11
	झारखंड
	35.00
	38.08
	200.00
	212.50
	260.88
	260.88

	12
	कर्नाटक
	633.43
	639.55
	783.52
	871.96
	1,240.99
	1,202.70

	13
	केरल
	132.24
	137.65
	259.89
	237.80
	171.74
	171.74

	14
	मध्य प्रदेश
	937.76
	928.29
	1,760.00
	1,558.90
	854.79
	854.79

	15
	महाराष्ट्र
	431.20
	423.28
	1,371.92
	1,154.00
	2,966.03
	2,964.15

	16
	मणिपुर
	40.00
	40.00
	25.25
	18.65
	75.85
	75.47

	17
	मेघालय
	15.00
	15.00
	41.27
	28.44
	30.22
	28.28

	18
	मिजोरम
	35.00
	28.50
	40.00
	46.13
	41.00
	41.00

	19
	नगालैंड
	50.00
	46.27
	50.00
	38.84
	38.27
	38.27

	20
	ओडिशा
	591.44
	592.24
	925.55
	951.35
	708.40
	717.08

	21
	पंजाब
	1,852.26
	1,855.24
	2,740.50
	2,702.48
	746.02
	745.80

	22
	राजस्थान
	849.95
	849.56
	964.83
	1,012.99
	888.27
	886.08

	23
	सिक्किम
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.09
	5.09

	24
	तमिलनाडु
	337.02
	336.47
	575.00
	640.11
	664.48
	664.48

	25
	तेलंगाना
	661.00
	657.10
	380.00
	358.43
	409.93
	409.93

	26
	त्रिपुरा
	5.00
	0.00
	5.00
	2.38
	61.00
	61.00

	27
	उत्तर प्रदेश
	1,530.34
	1,527.74
	1,849.02
	1,820.85
	1,110.79
	1,106.96

	28
	उत्तराखंड
	245.92
	245.69
	332.62
	314.48
	980.67
	980.14

	29
	पश्चिम बंगाल
	808.95
	811.98
	1,333.62
	1,223.19
	1,229.89
	1,184.69

	30
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	2.00
	1.53
	0.13
	0.13
	0.00
	0.00

	31
	चंडीगढ़
	1.00
	0.00
	2.00
	0.69
	5.30
	5.30

	32
	दिल्ली
	1.00
	0.00
	1.00
	0.62
	36.00
	23.01

	33
	पुडुचेरी
	20.00
	18.10
	20.00
	14.28
	13.63
	13.63

	34
	रारा (मूल) के तहत अन्य परियोजनाएं*
	511. 00
	443.44
	791.38
	787.79
	214.00
	211.92

	35
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) – उपकर*
	15,420.00
	15,420.00
	2,326.50
	2,326.50
	12,429.45
	12,429.45

	36
	एनएचएआई- टोल *
	6,500.00
	6,500.00
	7,500.00
	7,500.00
	8,462.14
	8,462.14

	37
	एनएचएआई- रारा (मूल) *
	370.27
	370.27
	5,389.02
	5,389.02
	3,900.00
	3,900.00

	38
	एनएच (मूल) के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)
	1.15
	1.15
	72.20
	72.20
	296.00
	296.00

	39
	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एसएआरडीपी-एनई) के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम*
	4,900.00
	4,803.07
	4,520.00
	4,464.71
	4,865.00
	4,837.77

	40
	विजयवाड़ा-रांची रोड के विकास सहित वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
	1,121.00
	996.11
	760.00
	739.27
	1,050.00
	901.86

	41
	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – मुख्‍यालय
	22 .00
	9.25
	59.38
	56.72
	316.00
	283.41

	42
	एनएचएआई द्वारा आईईबीआर / उधार
	42,694.50
	23,281.00
	59,279.00
	33,118.00
	59,279.00
	50,533.00

	* - राज्य / संघ क्षेत्र वार आवंटन नहीं किए जाते हैं।


आवंटन से अधिक व्यय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र निर्धारित आवंटन में से पहले आओ-पहले-पाओ पर किए गए व्‍यय के कारण थे।
 
 
 
 
अनुलग्‍नक-2 
सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में श्री सी॰ एम॰ रमेश द्वारा पूछे गए दिनांक 24.12.2018 के राज्‍यसभा लिखित प्रश्‍न संख्‍या 1536 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक
पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएच के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए आवंटित निधियां और किए गए व्यय
राशि करोड़ रुपये में
	क्र.सं.
	राज्यों/संघ क्षेत्रों/एजेंसी
	2015-16
 
	2016-17
 
	2017-18
 

	
	
	आवंटन
	व्‍यय
	आवंटन
	व्‍यय
	आवंटन
	व्‍यय

	1
	आंध्र प्रदेश
	143.41
	141.53
	129.87
	123.10
	83.52
	77.02

	 2
	अरुणाचल प्रदेश
	31.16
	29.00
	36.63
	28.87
	42.67
	36.31

	3
	असम
	88.50
	77.40
	136.50
	97.52
	122.63
	89.28

	4
	बिहार
	108.50
	107.06
	104.77
	88.68
	121.68
	97.29

	5
	छत्तीसगढ़
	66.03
	62.60
	51.00
	36.05
	28.17
	21.95

	6
	गोवा
	32.31
	25.93
	34.13
	24.96
	21.60
	14.75

	7
	गुजरात
	146.37
	133.29
	121.69
	108.44
	65.19
	68.43

	8
	हरियाणा
	57.33
	51.74
	56.31
	50.38
	40.38
	39.53

	9
	हिमाचल प्रदेश
	64.42
	63.99
	94.85
	89.41
	79.02
	56.46

	10
	जम्मू-कश्मीर
	9.52
	7.12
	10.34
	6.50
	12.95
	2.96

	11
	झारखंड
	100.50
	103.61
	91.26
	96.14
	65.48
	54.69

	12
	कर्नाटक
	117.96
	114.71
	204.53
	161.51
	126.78
	88.91

	13
	केरल
	71.72
	69.38
	115.46
	91.18
	113.99
	99.15

	14
	मध्य प्रदेश
	22.27
	18.08
	24.35
	10.98
	75.37
	48.75

	15
	महाराष्ट्र
	225.30
	200.92
	319.23
	276.21
	225.75
	200.99

	16
	मणिपुर
	31.00
	18.92
	27.86
	6.77
	23.06
	12.01

	17
	मेघालय
	40.80
	40.77
	57.83
	60.17
	107.60
	122.37

	18
	मिजोरम
	36.67
	36.33
	64. 36
	66.87
	125.93
	125.25

	19
	नगालैंड
	44.93
	44.93
	47.77
	45.09
	55.32
	55.64

	20
	ओडिशा
	63.92
	64.72
	88.39
	86.88
	34.81
	27.74

	21
	पंजाब
	87.67
	80.84
	78.00
	74.60
	38.00
	30.45

	22
	राजस्थान
	104.38
	101.23
	64.91
	63.71
	69.78
	63.30

	23
	सिक्किम
	0.00
	0.00
	1.99
	0.00
	4.13
	4.13

	24
	तमिलनाडु
	157.66
	159.85
	156.66
	151.23
	74.39
	72.99

	25
	तेलंगाना
	118.18
	88.49
	117.15
	107.92
	54.36
	52.15

	26
	त्रिपुरा
	6.09
	4.50
	52.78
	52.22
	40.65
	43.19

	27
	उत्तर प्रदेश
	229.85
	229.21
	140.27
	119.81
	88.53
	56.51

	28
	उत्तराखंड
	75.03
	64.46
	52.67
	32.39
	31.98
	18.92

	29
	पश्चिम बंगाल
	91.32
	92.18
	93.47
	76.75
	60.78
	59.74

	30
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
	1.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	31
	चंडीगढ़
	2.17
	1.23
	1.49
	0.00
	1.26
	0.00

	32
	दादर और नगर हवेली
	0.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.11
	0.00

	33
	दमन और दीव
	0.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07
	0.00

	34
	दिल्ली
	0.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.98
	0.00

	35
	पुडुचेरी
	3.41
	2.34
	1.21
	1.02
	1.14
	0.36

	36
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	575.00
	575.00

	37
	राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)*
	50.00
	50.00
	52.00
	52.00
	125.00
	125.00

	38
	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) *
	140.00
	138.92
	115.00
	114.75
	135.00
	134.78

	39
	पुल प्रबंधन प्रणाली*
	3.68
	2.71
	1.80
	0.88
	2.69
	2.68

	* - राज्य / संघ क्षेत्र वार आवंटन नहीं किए जाते हैं।
	 
	 
	 
	 
	 
	 


आवंटन से अधिक व्यय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र निर्धारित आवंटन में से पहले आओ-पहले-पाओ आधार पर आवर्ती नवीकरण (पीआर) संकर्मों के किए गए व्‍यय के कारण थे।
****
